
भारत सरकार 

महहला एवं बाल हवकास मंत्रालय 

राज्य सभा 

तारांककत प्रश्न संख्या 36 

कदनांक 04 फरवरी, 2021 को उत्तर के हलए 
 

महहलाओं के हवरूद्ध अपराध में वृहद्ध 
 

*36 श्री संजय ससह:  
 

क्या महहला एव ंबाल हवकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंग ेकक:  
 

(क)  क्या यह सच ह ै कक राष्ट्रीय अपराध ररकार्ड ब्यूरो ( एन.सी.आर.बी.) की 'भारत में अपराध, 2019 ' 

संबंधी ररपोर्ड के अनुसार महहलाओं के हवरूद्ध अपराध दर प्रहत लाख महहलाओं में वषड 2018 के 58.8 

प्रहतशत से बढ़कर वषड 2019 में 62.4 प्रहतशत दजड की गई ह;ै  

(ख)  क्या यह भी सच ह ैकक उत्तर प्रदशे में वषड 2019 में महहलाओं के हवरूद्ध अपराध के सवाडहधक मामल ेदजड 

ककए गए हैं; और  

(ग)  महहलाओं के हवरूद्ध बलात्कार और सहसा के बढ़ते मामलों को रोकने के हलए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

गए हैं? 
 

उत्तर  
 

श्रीमती स्मृहत जूहबन इरानी      महहला एव ंबाल हवकास मंत्री 
 

(क) से (ग) : हववरण सदन के पर्ल पर प्रस्तुत ह।ै  



‘महहलाओं के हवरूद्ध अपराध में वृहद्ध’ के संबंध में श्री संजय ससह द्वारा कदनांक 04 फरवरी, 2021 को राज्य सभा 

में पूछे जान ेवाल ेतारांककत प्रश्न संख्या 36 के उत्तर में संदर्भभत हववरण 
 

(क) और (ख) : जी हााँ।  
 

(ग) : भारत  के संहवधान की 7वीं अनुसूची के तहत ‘पुहलस’ एव ं‘कानून व्यवस्था’ राज्य के हवषय हैं। कानून 

व्यवस्था बनाए रखन,े महहलाओं सहहत नागररकों के जान और माल की सुरक्षा की उत्तरदाहयत्व संबंहधत राज्य 

सरकारों का होता ह।ै राज्य सरकारें कानून के वतडमान प्रावधान के तहत ऐसे अपराधों से हनपर्न ेमें सक्षम हैं। तथाहप 

महहलाओं के हवरुद्ध यौन हमला एव ंसहसा के मामलों की रोकथाम एव ंशीघ्रता से जांच के हलए सरकार द्वारा कई 

पहलें की गई हैं। इनमें आपराहधक कानून ( संशोधन) अहधहनयम 2018, आपराहधक कानून ( संशोधन) अहधहनयम 

2013, कायडस्थल पर महहलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, हनषेध एव ंहनवारण) अहधहनयम 2013, घरेलू सहसा 

से महहलाओं का संरक्षण अहधहनयम 2006, दहजे हनषेध अहधहनयम 1961 आकद जैसे कानून शाहमल हैं। आपराहधक 

कानून (संशोधन) अहधहनयम 2018, 12 साल से कम आयु की लड़की से बलात्कार के हलए मृत्यु दरं् सहहत और 

कठोर दरं् का प्रावधान करने के हलए अहधहनयहमत ककया गया था। यह अहधहनयम अन्य बातों के साथ-साथ 2 माह 

के अंदर जांच और 2 माह के अंदर सुनवाई पूरी करने का भी अहधदशे दतेा ह।ै  
 

 महहलाओं एव ंलड़ककयों की सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंहधत प्रमुख योजनाओं/पररयोजनाओं में शाहमल हैं – वन 

स्र्ॉप सेंर्र (ओएससी) का कायाडन्वयन, महहला हले्पलाइन (र्ब्लल्यूएचएल) का सावडभौहमकत्व, आपातकालीन प्रत्युत्तर 

सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) जो पुहलस, एंबुलेंस एवं आग जैस ेआपातकाल के हलए अहखल भारतीय आधार पर 

ससगल नंबर (112)/मोबाइल ऐप आधाररत प्रणाली ह,ै अश्लील सामग्री की सूचना दनेे के हलए साइबर अपराध 

ररपोर्टर्ग पोर्डल, 8 शहरों में सुरहक्षत शहर पररयोजनाए,ं जांच अहधकाररयों, अहभयोजन अहधकाररयों एवं हचककत्सा 

अहधकाररयों के हलए प्रहशक्षण एवं कौशल हवकास कायडक्रम, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यौन हमला साक्ष्य संग्रहण 

(एसएईसी) ककर्ों का हवतरण, सीएफएसएल चंर्ीगढ़ में अत्यहधक र्ीएनए प्रयोगशाला की स्थापना, फोरेंहसक हवज्ञान 

प्रयोगशालाओं के सुदढृ़ीकरण के हलए 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता, दशे के सभी हजलों में मानव 

दवु्याडपाररोधी यूहनर्ों ( एएचर्ीयू) की स्थापना/सुदढृ़ीकरण, पुहलस स्र्ेशन में महहला हले्पर्से्क ( र्बल्यूएचर्ी) की 

स्थापना/सुदढृ़ीकरण आकद। सरकार बलात्कार के मामलों तथा पोक्सो अहधहनयम के तहत मामलों का शीघ्रता से 

हनस्तारण करन े के हलए 1023 फास्र् ट्रैक हवशेष न्यायालयों (एफर्ीएससी) की स्थापना के हलए भी राज्यों/संघ 

राज्य क्षेत्रों की सहायता कर रही ह।ै गृह मंत्रालय ( एमएचए) ने कानून प्रवतडन एजेंहसयों द्वारा दशे में यौन 

अपराहधयों की ट्रैककग एव ंजांच में सहायता के हलए 20.09.2018 को ‘यौन अपराहधयों पर राष्ट्रीय र्रे्ा बेस’  

(एनर्ीएसओ) शुरू ककया ह।ै गृह मंत्रालय ने आपराहधक कानून (संशोधन) अहधहनयम 2018 के अनुसार यौन हमल े

के मामलों में समयबद्ध जांच एव ंहनगरानी में सुहवधा प्रदान करने के हलए 19.02.2019 को ‘यौन अपराधों के 

हलए जांच ट्रैककग प्रणाली’ नामक एक ऑनलाइन हवश्लेषण उपकरण भी शुरू ककया ह।ै  
 

******* 

 
 


